भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1577 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
भू-जल की कमी
1577. श्रीमती वानसुक साइम: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या अमेरिकन जियो फिजिकल यूनियंस जरनल, अर्थ्स फ्यूचर में प्रकाशित हुए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि देश में कुल अनुमानित भू-जल की कमी 122-199 बिलियन क्यूबिक मीटर के दायरे में है; 
(ख) 
क्या यह सच है कि यह रिपोर्ट दर्शाती है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भू-जल की चिंताजनक स्तर तक कमी है और पंजाब के कुछ जिलों में 1996 से भू-जल स्तर में काफी गिरावट दिखती है; और 
(ग) 
पीने (शहरी वास-स्थानों) एवं सिंचाई उद्देश्यों दोनों के लिए भू-जल के अविवेकपूर्ण आहरण को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) जी, हां ‘भारत में भूमि जल गिरावट और संबद्ध CO2 उत्‍सर्जन’ शीर्षक अध्‍ययन यूआरएल- https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2018EF000939 पर उपलब्‍ध है। 
तथापि, राज्‍य सरकार के साथ संयुक्‍त रूप से केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए डायनमिक भूजल संसाधन-2013 के आकलन के अनुसार देश में निवल वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल उपलब्‍धता 411 बीसीएम (बिलियन क्‍यूबिक मीटर) है, जबकि वार्षिक भूमि जल उपयोग 253 बीसीएम है। भारत में राज्‍य-वार भूमि जल संसाधन उपलब्‍धता, ड्राफ्ट और विकास के चरण का विवरण अनुलग्‍नक में दिया गया है।
(ग) जल राज्‍य का विषय होने के कारण भूमि जल विनियमन सहित जल प्रबंधन संबंधी पहल मुख्‍य रूप से राज्‍यों की जिम्‍मेवारी होती है। तथापि, देश में भूमि जल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्‍य के लिए ‘पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986’ के तहत केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब तक सीजीडब्‍ल्‍यूए ने भूमि जल के विनियमन के उद्देश्‍य से देश में 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। 
देश में भूमि जल के संरक्षण/विनियमन के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्‍य उपाय इस यूआरएल पर उपलब्‍ध है- http://mowr.gov.in/sites/default/files/MeasuresForGW-Depletion_2.pdf.
*****
अनुलग्‍नक
‘‘भूमि जल की कमी’’ विषय पर दिनांक 24.12.2018 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिये जाने वाले आतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1577 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक 
भारत में राज्‍य-वार भूमि जल संसाधन उपलब्‍धता, ड्राफ्ट और विकास का चरण 
(31, मार्च 2013 तक)
   (बीसीएम( बिलियन क्‍यूबिक मीटर)

	क्र.सं.
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र
	निवल वार्षिक भूमि जल उपलब्‍धता
	कुल वार्षिक भूमि जल ड्राफ्ट
	भूमि जल विकास के चरण (%)

	 
	राज्‍य
	 
	 
	 

	1
	आंध्र प्रदेश
	18.48
	8.1
	44

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	3.99
	0.01
	0.23

	3
	असम
	28.9
	4.74
	16

	4
	बिहार
	28.49
	12.73
	45

	5
	छत्तीसगढ़
	11.9
	4.4
	37

	6
	दिल्ली
	0.31
	0.39
	127

	7
	गोवा
	0.15
	0.05
	37

	8
	गुजरात
	19.79
	13.44
	68

	9
	हरियाणा
	10.3
	13.92
	135

	10
	हिमाचल प्रदेश
	0.53
	0.27
	51

	11
	जम्मू-कश्मीर
	4.82
	1.18
	24

	12
	झारखंड
	5.99
	1.35
	23

	13
	कर्नाटक
	14.83
	9.76
	66

	14
	केरल
	5.66
	2.63
	47

	15
	मध्य प्रदेश
	34.16
	19.36
	57

	16
	महाराष्ट्र
	31.48
	17.07
	54

	17
	मणिपुर
	0.426
	0.004
	1.01

	18
	मेघालय
	2.98
	0.012
	0.4

	19
	मिजोरम
	0.03548
	0.00104
	2.9

	20
	नगालैंड
	1.75
	0.03
	2

	21
	ओडिशा
	16.69
	5.02
	30

	22
	पंजाब
	23.39
	34.81
	149

	23
	राजस्थान
	11.26
	15.71
	140

	24
	सिक्किम
	 -
	 -
	 -

	25
	तमिलनाडु
	18.59
	14.36
	77

	26
	तेलंगाना
	13.39
	7.77
	58

	27
	त्रिपुरा
	2.269
	0.165
	7.3

	28
	उत्तर प्रदेश
	71.58
	52.76
	74

	29
	उत्तराखंड
	1.97
	0.99
	50

	30
	पश्चिम बंगाल
	26.56
	11.84
	45

	 
	कुल (राज्‍य)
	410.65
	252.87
	62

	 
	संघ राज्‍य क्षेत्र
	 
	 
	 

	1
	अंडमान और निकोबार
	0.378
	0.0037
	1

	2
	चंडीगढ़
	0.0194
	0
	0

	3
	दादरा और नगर हवेली
	0.063
	0.02
	32

	4
	दमन और दीव
	0.014
	0.01
	70

	5
	लक्षद्वीप
	0.0035
	0.00237
	68

	6
	पुदुच्‍चेरी
	0.174
	0.153
	88

	 
	कुल (संघ राज्‍य क्षेत्र)
	0.65
	0.189
	29

	 
	सकल योग
	411.3
	253.06
	62


*****
